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कनाडाई विदेश मंत्री की भारत यात्रा
संदर्भ

•	 कनाडा के विदशे मतं्री ने भारत की राजकीय यात्रा की, 
जिसमें दोनों पक्षों ने संबंधों को पनुर्स थ्ापित करने पर 
सहमति व्यक्त की, जिसमें ऊर्जा संवाद को पनुः प्रारंभ 
करना भी शामिल ह।ै

परिचय 

•	 राजनयिक संबंधों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया तब 
शरुू हुई जब प्रधानमतं्री मोदी ने इस वर्ष कनानास्किस, 
अल्बर्टा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान 
अपने कनाडाई समकक्ष से भेंट की। इसके बाद दोनों 
दशेों ने एक-दसूरे की राजधानियों में उच्चायकु्तों की पनुः 
नियकु्ति की।

यात्रा की प्रमुख विशेषताएँ

•	 दोनों पक्षों ने शीघ्र ही मतं्री-स्तरीय वार्ताए ंशरुू करने पर 
सहमति व्यक्त की, जिनमें शामिल हैं:

	� द्विपक्षीय व्यापार और निवेश,

	� नवीकरणीय ऊर्जा और महत्वपरू्ण खनिजों पर 
सहयोग हते ुकनाडा-भारत मतं्री स्तरीय ऊर्जा संवाद 
की पनुः स्थापना,

	� संयकु्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समिति का 
पनुः प्रारंभ,

	� और कनाडाई एआई कंपनियों और शोधकर्ताओ ं
को भारत के एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भाग 
लेने के लिए प्रोत्साहित करना। 

•	 भारत और कनाडा ने SMR (स्मॉल मॉड्यलूर 
टेक्नोलॉजी) परमाण ु ऊर्जा रिएक्टरों और नागरिक 
परमाण ुऊर्जा में अन्य सहयोग पर प्रारंभिक वार्ताए ंशरुू 
की हैं। 

•	 दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक साझदेारी समझौते 
(CEPA) पर वार्ता पनुः शरुू करने पर सहमति जताई।

भारत-कनाडा संबंधो ंपर संक्षिप्त जानकारी 

•	 ऐतिहासिक सबंंध: भारत और कनाडा ने 1947 में 
राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। 

	� साझा लोकतांत्रिक मलू्य और राष्ट्रमडंल सदस्यता 
ने संबंधों को मजबतूी दी ह।ै 

	� भारत के 1974 और 1998 के परमाण ुपरीक्षणों के 
बाद कनाडा की अप्रसार नीति के कारण संबंधों में 
ऐतिहासिक रूप से तनाव रहा।

•	 आर थ्िक सहयोग: 2024 में भारत कनाडा का सातवां 

सबसे बड़ा वस्तु और सेवा व्यापार भागीदार था, जिसमें 

द्विपक्षीय व्यापार $33.9 बिलियन तक पहुचंा, जबकि 

कनाडा का भारत को माल निर्यात $5.3 बिलियन रहा।

•	 नागरिक परमाणु सहयोग: परमाण ुसहयोग समझौता 

(NCA) 2010 में हस्ताक्षरित हुआ, जो 2013 से लाग ू

ह।ै 

	� एक संयकु्त समिति 2010 के “शांतिपरू्ण उद्देश्यों 
के लिए परमाण ु ऊर्जा में सहयोग” समझौते के 
कार्यान्वयन की निगरानी करती ह।ै

•	 अंतरिक्ष सहयोग: ISRO और कनाडाई अतंरिक्ष 

एजेंसी (CSA) के बीच 1996 और 2003 में समझौता 

ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर हुए। 

	� सहयोग में उपग्रह ट्रैकिग, अतंरिक्ष खगोलशास्त्र, 
और वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण शामिल हैं। 

	� ISRO की वाणिज्यिक शाखा ANTRIX ने कई 
कनाडाई नैनोसेटेलाइट्स लॉन्च किए हैं।

•	 विज्ञान और प्रौद्योगिकी: पथृ्वी विज्ञान विभाग और 

पोलर कनाडा ने ठंडे जलवाय ु(आर्कटि क) अध्ययन पर 

ज्ञान और वैज्ञानिक अनसुंधान के आदान-प्रदान के लिए 

एक कार्यक्रम शरुू किया ह।ै 

	� राष्ट्रीय ध्रुवीय और समदु्री अनसुंधान कें द्र 
(NCPOR) और POLAR कनाडा के बीच 2020 
में सहयोग का एक ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ।

•	 जन-से-जन सबंंध: कनाडा में लगभग 1.8 मिलियन 

इडंो-कनाडाई और एक मिलियन अनिवासी भारतीय हैं, 

जो उसकी जनसंख्या का 3% से अधिक हैं। 

	� भारत कनाडा में अतंरराष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा 
स्रोत ह,ै जिसमें भारतीय छात्र लगभग 40% हैं। 
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	� सदुृढ़ सांस्कृति क आदान-प्रदान और जीवंत प्रवासी 
समदुाय द्विपक्षीय धारणा को प्रभावित करते हैं।

•	 बहुपक्षीय सहयोग: दोनों दशे G20, राष्ट्रमडंल, संयकु्त 
राष्ट्र, और अतंरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे मचंों पर 
सहयोग करते हैं।

विभिन्नताओ ंके क्षेत्र 

•	 खालिस्तानी उग्रवाद: भारत ने बार-बार खालिस्तान 
समर्थक गतिविधियों, जिसमें घणृा भाषण, हिसंा, और 
भारतीय राजनयिक मिशनों पर हमले शामिल हैं, पर 
चितंा व्यक्त की ह।ै

•	 व्यापार और निवश में अनिश्चितता: प्रारंभिक प्रगति 
व्यापार समझौते (EPTA) पर वार्ता 2023 में राजनीतिक 
तनाव के कारण स्थगित हो गई थी। 

	� सदुृढ़ व्यापारिक रुचि के बावजदू, राजनीतिक मदु्दे 
आर्थिक जडु़ाव को धीमा करते हैं।

•	 भिन्न भू-राजनीतिक दृष्टिकोण: भारत सदुृढ़ इडंो-
पैसिफिक सहयोग चाहता ह,ै लेकिन कनाडा का 
दृष्टिकोण प्रायः असंगत और घरेल ूराजनीति से प्रभावित 
माना जाता ह।ै

निष्कर्ष 

•	 भारत–कनाडा संबंधों की सदुृढ़ नींव ह ै और व्यापार, 
शिक्षा, और स्वच्छ ऊर्जा में महत्वपरू्ण संभावनाए ंहैं। 

•	 हालांकि, द्विपक्षीय संबंध अभी भी संवेदनशील हैं, जिनमें 
राजनीतिक और सरुक्षा संबंधी चितंाए ंप्रमखु बाधाए ंहैं। 

•	 अब जबकि द्विपक्षीय संबंधों में परुाने मतभदे समाप्त होते 
नजर आ रह ेहैं, इस सम्बन्ध का भविष्य इस बात पर 
निर्भर करेगा कि दोनों दशे इन विभिन्नताओ ं को कैसे 
संभालते हैं और साझा हितों का लाभ कैसे उठाते हैं।

Source: TH

नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) 2023 
रिपोर्ट
संदर्भ

•	 भारत के महापंजीयक (RGI) ने “नागरिक पंजीकरण 
प्रणाली (CRS) पर आधारित भारत की महत्वपरू्ण 

सांख्यिकी” रिपोर्ट जारी की, जिसमें प्रमखु जनसांख्यिकीय 
प्रवतृ्तियों, जन्मों में गिरावट, मतृ्यु दर में मामलूी वदृ्धि, एवं 
जन्म के समय लिगानपुात तथा पंजीकरण स्तरों में क्षेत्रीय 
भिन्नताओ ंको उजागर किया गया।

CRS 2023 रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष 

•	 पंजीकृत जन्म: 2023 में 2.52 करोड़ जन्म पंजीकृत 
हुए, जो 2022 की तलुना में लगभग 2.32 लाख कम हैं। 

	� कुल जन्म पंजीकरण दर 98.4% रही, जो लगभग 
परू्ण कवरेज को दर्शाती ह।ै संस्थागत जन्म: कुल 
पंजीकृत जन्मों में से 74.7%।

•	 पंजीकृत मृत्यु: 2023 में 86.6 लाख मतृ्यु पंजीकृत 
हुई,ं जो 2022 की 86.5 लाख मतृ्यु की तलुना में 
मामलूी वदृ्धि ह।ै 

	� 2021 में मतृ्यु दर में उल्लेखनीय वदृ्धि दखेी गई थी, 
जब COVID-19 की दसूरी लहर के कारण मतृ्यु 
संख्या 2020 की तलुना में 21 लाख बढ़कर 102.2 
लाख हो गई थी।

•	 जन्म के समय लिंगानुपात (SRB): 

	� न्यूनतम SRB: झारखडं (899), बिहार (900), 
तेलंगाना (906), महाराष्ट्र (909), गजुरात (910), 
हरियाणा (911), और मिजोरम (911)। 

	� अधिकतम SRB: अरुणाचल प्रदशे (1,085), 
नागालैंड (1,007), गोवा (973), त्रिपरुा (972), 
और केरल (967)। 

	� प्रवतृ्ति: बिहार 2020 से लगातार सबसे कम SRB 
दर्ज कर रहा ह,ै जो लिग असंतलुन की स्थायी 
समस्या को दर्शाता ह।ै

•	 जन्मों का समय पर पंजीकरण: 11 राज्य/कें द्र शासित 
प्रदशेों ने 21 दिनों के अदंर 90% से अधिक पंजीकरण 
प्राप्त किया, जिनमें गजुरात, तमिलनाडु, हरियाणा, गोवा 
और पंजाब शामिल हैं। 

	� 5 राज्यों (ओडिशा, मिजोरम, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, 
आधं्र प्रदशे) ने 80–90% पंजीकरण दर्ज किया, 
जबकि 14 राज्य 50–80% के बीच रह।े सिक्किम 

का डेटा इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया।
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नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) के बारे में 

•	 भारत में नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) जन्म, 
मतृ्यु और मतृजन्म जैसी महत्वपरू्ण घटनाओ ं के 
निरंतर, स्थायी एवं अनिवार्य पंजीकरण की एक 
एकीकृत प्रक्रिया ह।ै 

•	 यह विवाह या तलाक के पंजीकरण को शामिल नहीं 
करती। 

•	 यह प्रणाली “जन्म और मतृ्यु पंजीकरण अधिनियम, 
1969” के अतंर्गत संचालित होती ह,ै जो उस क्षेत्र के 
नामित पंजीयक को सभी जन्मों एवं मतृ्यु की अनिवार्य 
रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाता ह।ै

Source: TH

अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2025
संदर्भ

•	 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल परुस्कार जोएल मोकिर, 
फिलिप एघियन और पीटर हॉविट को नवाचार एवं 
आर्थिक विकास पर उनके क्रांतिकारी कार्य के लिए 
प्रदान किया गया।

आधुनिक आर्थिक विकास की ऐतिहासिक आधार

•	 इस शोध में यह विश्लेषण किया गया कि निरंतर आर्थिक 
विकास केवल विगत दो सदियों में ही क्यों उभरा, जबकि 
इतिहास भर में तकनीकी प्रगति होती रही। 

•	 शोध में यह तर्क  दिया गया कि औद्योगिक क्रांति से परू्व 
तकनीकी ज्ञान मखु्यतः “अनपु्रयकु्त” था, अर्थात ्लोग 
यह जानते थे कि चीजें कैसे कार्य करती हैं, लेकिन यह 
नहीं जानते थे कि वे क्यों कार्य करती हैं। 

•	 16वीं–17वीं शताब्दी के दौरान वैज्ञानिक क्रांति ने 
इसे “प्रस्तावनात्मक” ज्ञान में बदल दिया, अर्थात ्
अनभुवजन्य समझ को वैज्ञानिक तर्क  के साथ जोड़ना। 

•	 विज्ञान और तकनीक का यह समन्वय “उपयोगी ज्ञान” 
की नींव बना, जिससे व्यवस्थित नवाचार संभव हुआ।

रचनात्मक विनाश की अर्थव्यवस्था 

•	 उनके 1992 के मॉडल ने गणितीय रूप से यह स्पष्ट किया 
कि कैसे रचनात्मक विनाश — जिसमें नई तकनीकें  

परुानी को प्रतिस्थापित करती हैं — दीर्घकालिक समष्टि 
आर्थिक विकास को प्रेरित करता ह।ै 

•	 इस ढांच ेमें:

	� कंपनियाँ अनसुंधान एवं विकास (R&D) में निवेश 
करती हैं ताकि बेहतर उत्पाद या प्रक्रियाए ँविकसित 
की जा सकें ।

	� सफल नवोन्मेषकों को अस्थायी एकाधिकार लाभ 
प्राप्त होते हैं।

	� समय के साथ, उन्हें नए नवोन्मेषक प्रतिस्थापित कर 
दतेे हैं — यह रचनात्मक विनाश का चक्र ह।ै 

•	 यह प्रक्रिया यह समझाती ह ैकि कैसे कुल GDP निरंतर 
बढ़ता ह,ै भले ही व्यक्तिगत कंपनियाँ उठती और गिरती 
रहें। 

•	 उनका सामान्य-संतलुन मॉडल सभी बाजारों (वस्तु, श्रम, 
और पूंजी) को जोड़ता ह,ै यह दर्शाते हुए कि सकू्ष्म स्तर 
के नवाचार कैसे समष्टि आर्थिक स्थिरता में बदलते हैं। 

•	 उन्होंने यह भी दर्शाया कि R&D का सामाजिक स्तर 
पर सकारात्मक प्रभाव होता ह,ै जिससे अनसुंधान और 
शिक्षा में सार्वजनिक निवेश का औचित्य सिद्ध होता ह।ै

भारत और अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओ ंके लिए 
महत्व

•	 विज्ञान और मानव पंूजी में निवश करें: R&D फंडिग 
बढ़ाए,ं नवाचार कें द्र स्थापित करें, और अनसुंधान 
संस्थानों व उद्योगों के बीच तकनीकी हस्तांतरण को 
बेहतर बनाए।ं

•	 अपनाने और नवाचार में सतुंलन रखें: भारत 
तकनीकी आयात और प्रत्यक्ष विदशेी निवेश (FDI) 
से लाभ उठा सकता ह,ै लेकिन दीर्घकालिक विकास 
के लिए स्वदशेी नवाचार क्षमता आवश्यक ह,ै जिसे 
स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र एवं सरल विनियमन से 
समर्थन मिलना चाहिए।

•	 प्रतिस्पर्धा को सदुृढ़ करें: दरूसंचार और प्रौद्योगिकी 
जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक बाजार प्रभतु्व को रोकें  ताकि नए 
प्रवेशकों के लिए समान अवसर सनुिश्चित हो सकें ।
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•	 लचीली श्रम बाजार नीतियाँ अपनाए:ं 
“फ्लेक्सिक्योरिटी” को अपनाए,ं अर्थात ्कठोर नौकरी 
सरुक्षा के बजाय प्रशिक्षण और सामाजिक बीमा के 
माध्यम से श्रमिकों की सरुक्षा करें।

•	 समावेशी नवाचार को बढ़ावा दें: तकनीकी नीति को 
राष्ट्रीय प्राथमिकताओ ंजैसे नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल 
समावेशन, और सतत निर्माण से जोड़ें।

अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 

•	 इस परुस्कार को आधिकारिक रूप से “अल्फ्रे ड 
नोबेल की स्मृति में स्वीडन के कें द्रीय बैंक द्वारा 
स्थापित आर्थिक विज्ञान का परुस्कार” कहा जाता ह।ै 

•	 यह परुस्कार 1968 में स्वीडन के कें द्रीय बैंक द्वारा 
अल्फ्रे ड नोबेल की स्मृति में स्थापित किया गया था। 

•	 अल्फ्रे ड नोबेल 19वीं शताब्दी के स्वीडिश व्यवसायी 
और रसायनज्ञ थे, जिन्हें डायनामाइट के आविष्कार 
तथा मलू पाँच नोबेल परुस्कारों की स्थापना के लिए 
जाना जाता ह।ै 

•	 अर्थशास्त्र के प्रथम नोबेल विजेता 1969 में रैगनार 
फ्रिश और जान टिनबर्गन थे।

Source: IE

भारत में बांधो ंका सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा
संदर्भ

•	 हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न 
हितधारकों को नोटिस जारी किए, जिसमें 130 वर्ष 
प्राचीन मलु्लापेरियार बांध की जर्जर संरचना को सदुृढ़ 
करने के लिए त्वरित निर्देशों की मांग की गई।

मुल्लापेरियार बांध 

•	 यह एक गरुुत्वाकर्षण आधारित बांध ह,ै जो केरल के 
इडुक्की ज़िले में पेरियार नदी पर 1887 से 1895 के 
बीच बनाया गया था। 

•	 इस बांध का संचालन और रखरखाव तमिलनाडु द्वारा 
किया जाता ह,ै जो 1886 में त्रावणकोर के महाराजा एवं 
ब्रिटिश सरकार के बीच हस्ताक्षरित 999-वर्षीय पट्टे के 
अतंर्गत आता ह।ै 

•	 यह बांध तमिलनाडु के वैगई बेसिन की ओर जल मोड़ता 
ह,ै जिससे 68,558 हके्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती ह।ै

भारत में बांधो ंकी स्थिति 

•	 कें द्रीय जल आयोग (CWC) द्वारा संधारित राष्ट्रीय बड़े 
बांध रजिस्टर (NRLD) के अनसुार, भारत बड़े बांधों 
की संख्या में वैश्विक स्तर पर चीन और अमरेिका के बाद 
तीसरे स्थान पर ह,ै जहां 6,000 से अधिक बांध चाल ूहैं 
तथा सैकड़ों निर्माणाधीन हैं। 

•	 ये बांध सिंचाई (जो कृषि को व्यापक क्षेत्रों में समर्थन 
दतेे हैं), जलविद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और पेयजल 
आपरू्ति जैसे महत्वपरू्ण कार्यों में सहायक हैं। 

•	 भारत में स्थलाकृति, भवूिज्ञान और जलविज्ञान 
आवश्यकताओ ंके आधार पर विभिन्न प्रकार के बांध 
हैं: कंक्रीट गरुुत्व बांध (जैसे भाखड़ा बांध), मदृा के बांध 
(जैसे बाणासरुा सागर बांध), रॉक-फिल बांध, एवं आर्च 
बांध (जो भारत में दरु्लभ हैं)।

बांध सुरक्षा क्यों आवश्यक है?

•	 प्राचीन सरंचनाए:ं लगभग 80% बांध 25 वर्ष से 
अधिक परुाने हैं, 1,000 से अधिक बांध 50–100 वर्ष 
परुाने हैं, और 230 से अधिक बांध 100 वर्ष से भी 
अधिक प्राचीन हैं। 

	� इनमें से कई परुाने इजंीनियरिंग मानकों के अनसुार 
बनाए गए थे और अब संरचनात्मक थकान, गाद 
जमाव और जलवाय ुपरिवर्तनजनित तनाव के प्रति 
संवेदनशील हैं। 

	� यह जीवन, संपत्ति और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए 
गंभीर खतरा उत्पन्न करता ह,ै विशषे रूप से जलवाय ु
परिवर्तन एवं चरम मौसम की घटनाओ ंके संदर्भ में।

•	 असगंत सरुक्षा प्रथाए:ं राज्यों और एजेंसियों के बीच 
बांध सरुक्षा प्रोटोकॉल में भिन्नता ह,ै जिससे निगरानी, 
निरीक्षण और रखरखाव में खामियां आती हैं। 

	� कें द्र सरकार ने इन प्रथाओ ं को एकीकृत करने के 
लिए 2021 के बांध सरुक्षा अधिनियम और राष्ट्रीय 
बांध सरुक्षा प्राधिकरण (NDSA) की स्थापना की 
ह।ै
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•	 विनाशकारी विफलता का जोखिम: हिमनदी झील 
विस्फोट बाढ़ (GLOF) जैसी घटनाए ं सदुृढ़ सरुक्षा 
प्रोटोकॉल की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। 

	� सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार मलु्लापेरियार जैसे 
बांधों को लेकर चितंा व्यक्त की ह,ै चतेावनी दी ह ै
कि यदि यह टूटता ह ैतो लाखों लोगों की जान खतरे 
में पड़ सकती ह।ै

कानूनी और संस्थागत ढांचा

•	 बांध सरुक्षा अधिनियम, 2021: इस अधिनियम को 
बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव 
सनुिश्चित करने के लिए लाग ूकिया गया। इसमें अनिवार्य 
किया गया ह:ै

	� बांधों का खतरा वर्गीकरण;
	� आपातकालीन कार्य योजनाए;ं
	� स्वतंत्र पैनलों द्वारा समय-समय पर सरुक्षा समीक्षा;
	� राज्य समितियों और राष्ट्रीय प्राधिकरण का गठन 

जो बांध सरुक्षा की निगरानी करेंगे।

•	 राष्ट्रीय बांध सरुक्षा प्राधिकरण (NDSA): यह 
राज्यों के बीच बांध सरुक्षा प्रयासों का समन्वय करता ह।ै 

	� यह राष्ट्रीय बड़े बांध रजिस्टर का रखरखाव करता 
ह ैऔर क्षमता निर्माण, तकनीकी मानकों एवं जन 
जागरूकता को बढ़ावा दतेा ह।ै

•	 राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन: राज्यों ने बांध सरुक्षा 
समीक्षा पैनल बनाए हैं और हजारों बांधों का मानसनू 
परू्व एवं पश्चात निरीक्षण किया ह।ै

•	 बांध पुनर्वास और सधुार परियोजना (DRIP): इसे 
CWC द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से शरुू किया गया था। 
इसका उद्देश्य ह:ै

	� परुाने बांधों का पनुर्वास;
	� बेहतर सरुक्षा निगरानी;
	� बांध संचालकों और इजंीनियरों के लिए क्षमता 

निर्माण। 
	� DRIP चरण II और III वर्तमान में 19 राज्यों के 

700 से अधिक बांधों को कवर करते हुए प्रगति पर 
हैं।

•	 डिजिटल निगरानी और जलाशय प्रबंधन: CWC 
के बांध सरुक्षा संगठन ने निम्नलिखित पहल की ह:ै

	� वेब-आधारित जलाशय भडंारण निगरानी प्रणाली;
	� वास्तविक समय में बाढ़ चतेावनी और जलाशय 

डेटा के लिए फ्लडवॉच इडंिया ऐप।

सदुृढ़ीकरण उपाय

•	 पुनर्निर्माण और पुनर्वास: उच्च जोखिम वाले बांधों के 
लिए संरचनात्मक उन्नयन को प्राथमिकता दें।

•	 एआई और विश्लेषण का उपयोग: सेंसर और 
वास्तविक समय डेटा प्रणालियों के माध्यम से बांध की 
स्थिति की निगरानी करें।

•	 जलवायु लचीलापन: बदलते जलविज्ञान पैटर्न को 
ध्यान में रखते हुए सरुक्षा मानकों को अद्यतन करें।

•	 जन जागरूकता और पारदर्शिता: सरुक्षा ऑडिट 
और आपातकालीन योजनाओ ंको सार्वजनिक समीक्षा 
के लिए प्रकाशित करें।

Source: TH

कें द्र के रूफटॉप सौर लक्ष्यों को प्राप्त करना 
एक चुनौती बना रहेगा: अध्ययन
संदर्भ

•	 प्रधानमतं्री सरू्य घर योजना के प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट 
संयकु्त रूप से इसं्टीटयटू फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एडं 
फाइनेंशियल एनालिसिस (IEEFA) और JMK रिसर्च 
एडं एनालिटिक्स द्वारा प्रकाशित की गई ह।ै

मुख्य विशेषताएँ

•	 लक्ष्य की प्राप्ति: 2024 और 2025 के बीच आवेदनों 
में लगभग चार गनुा वदृ्धि के बावजदू, 1 करोड़ सोलर 
रूफटॉप इसं्टॉलेशन के लक्ष्य में से केवल 13.1% ही 
प्राप्त किया जा सका ह।ै 

	� इस परिप्रेक्ष्य में, वित्त वर्ष 2027 तक 1 करोड़ 
इसं्टॉलेशन का लक्ष्य अभी भी एक बड़ी चनुौती 
बना हुआ ह।ै

•	 जारी की गई सब्सिडी: जलुाई 2025 तक ₹65,700 
करोड़ की आवंटित सब्सिडी में से केवल 14.1% ही 
जारी की गई ह।ै



7दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

•	 कुल क्षमता में हिस्सेदारी: जलुाई 2025 तक 
PMSGY के अतंर्गत जोड़ी गई 4.9 GW की 
इसं्टॉलेशन दशे की कुल आवासीय रूफटॉप क्षमता का 
लगभग 44.5% ह।ै

•	 अग्रणी राज्य: गजुरात 1,491 मगेावाट की सबसे 
अधिक स्थापित आवासीय रूफटॉप सोलर क्षमता के 
साथ सभी राज्यों में अग्रणी ह,ै इसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर 
प्रदशे, केरल और राजस्थान का स्थान ह।ै

•	 चिताए:ं

	� अनुमोदन में देरी: प्रक्रियात्मक अनमुोदन प्रक्रिया 
धीमी ह,ै जिसमें 45–120 दिन लगते हैं, जिससे 
परियोजनाओ ंमें दरेी होती ह।ै

	� घरेलू सामग्री प्रतिबंध (DCR): यह योजना 
केवल भारत में परू्ण रूप से निर्मित सोलर सिस्टम के 
लिए प्रोत्साहन प्रदान करती ह।ै

	� उच्च लागत: घरेल ूDCR घटक आयातित घटकों 
की तलुना में ₹12/वॉट महगंे हैं, जिससे इसं्टॉलेशन 
की लागत-प्रभावशीलता कम हो जाती ह।ै

	� आपूर्ति बाधाए:ं घरेल ू डीसीआर मॉड्यलू का 
उत्पादन खडंित और सीमित ह,ै जिससे डिलीवरी में 
दो महीने तक की दरेी होती ह।ै

	� उपभोक्ता व्यवहार: उच्च कीमतों और लंबे 
इतंजार के कारण कई उपभोक्ता सब्सिडी लाभों की 
बजाय तीव्र इसं्टॉलेशन के लिए गैर-DCR सिस्टम 
को प्राथमिकता दतेे हैं।

•	 सिफारिशें

	� घरेलू आपूर्ति बनाम निर्यात: जब तक घरेल ू
मॉड्यलू आपरू्ति को PMSGY के लिए निर्यात 
की तलुना में प्राथमिकता दनेे और एटंी-डंपिंग से 
जडु़ी लागत दबाव को कम करने के लिए ठोस 
उपाय नहीं किए जाते, तब तक आवासीय रूफटॉप 
सोलर परियोजनाओ ं की सलुभता एवं समयबद्ध 
क्रियान्वयन अनिश्चित बना रहगेा।

	� राज्य-स्तरीय लक्ष्यों की आवश्यकता: विशषेज्ञों 
ने राज्य स्तर पर स्पष्ट और समयबद्ध रूफटॉप सोलर 
क्षमता लक्ष्य तय करने की आवश्यकता पर बल 

दिया ह,ै ताकि एक समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण बन सके 
और विभिन्न क्षेत्रों में नीति का प्रभावी क्रियान्वयन 
सनुिश्चित हो सके।

प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना 

•	 यह योजना 2024 में शरुू की गई थी और इसका उद्देश्य 
घरों को मफु्त बिजली प्रदान करना ह,ै जिसके लिए 
रूफटॉप सोलर पैनल की स्थापना को प्रोत्साहित किया 
जाता ह।ै

•	 इसं्टॉलेशन लक्ष्य:

	� अक्टूबर 2025 तक: 40 लाख घरों तक पहुचंना।
	� मार्च 2027 तक: 1 करोड़ घरों तक पहुचंना। 

•	 यह योजना घरों को 40% तक की सब्सिडी प्रदान 
करती ह,ै जिससे नवीकरणीय ऊर्जा अधिक सलुभ और 
किफायती बनती ह।ै

•	 पात्रता:

•	 मॉडल सोलर गांव:

	�  इस घटक के लिए ₹800 करोड़ का आवंटन किया 
गया ह,ै जिसमें प्रत्येक चयनित मॉडल सोलर गांव 
को ₹1 करोड़ प्रदान किए जाएगंे। 

	� किसी गांव को उम्मीदवार बनने के लिए राजस्व 
गांव होना चाहिए, जिसकी जनसंख्या 5,000 से 
अधिक हो (या विशषे श्रेणी वाले राज्यों में 2,000)। 

	� इस पहल का उद्देश्य सौर ऊर्जा को अपनाने 
को बढ़ावा दनेा और गांव समदुायों को ऊर्जा 
आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना ह।ै
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•	 उपलब्धि: प्रधानमतं्री सरू्य घर: मफु्त बिजली योजना 
(PMSGMBY) ने मार्च 2025 तक 10 लाख घरों को 
सौर ऊर्जा से सशक्त बनाकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि 
प्राप्त की ह।ै

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

यूनेस्को का चोरी हुई सांस्कृ तिक वस्तुओ ं
का नया वर्चुअल संग्रहालय
समाचार में 

•	 यनेूस्को ने MONDIACULT 2025 में चोरी 
हुई सांस्कृति क वस्तुओ ं का वर्चुअल संग्रहालय 
आधिकारिक रूप से लॉन्च किया।

यूनेस्को का नया वर्चुअल संग्रहालय: चोरी हुई 
सांस्कृ तिक वस्तुएं

•	  यह सदस्य दशेों की अवैध तस्करी के विरुद्ध समन्वित 
कार्रवाई की मांग के प्रत्युत्तर में विकसित किया गया ह ै
और यह अपनी तरह की प्रथम वैश्विक पहल ह।ै 

•	 यह एक वैश्विक रूप से सलुभ, इमर्सिव डिजिटल 
प्लेटफॉर्म प्रदान करता ह,ै जिसका उद्देश्य चोरी की गई 
विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाना ह।ै 

•	 वर्तमान में यह संग्रहालय 46 दशेों की लगभग 240 
लापता वस्तुओ ं को प्रदर्शित करता ह,ै जिसका लक्ष्य 
ह ै कि जैसे-जैसे वस्तुए ं बरामद होकर अपने मलू दशेों 
में लौटती जाए,ं यह संग्रहालय धीरे-धीरे “खाली” होता 
जाए। 

•	 इसका परिचय वास्तुकार फ्रांसिस केरे द्वारा कराया गया 
और यह 3D मॉडलिग तथा वर्चुअल रियलिटी का 
उपयोग करके सदस्य दशेों द्वारा प्रस्तुत चोरी की गई 
सांस्कृति क वस्तुओ ंका डिजिटल पनुर्निर्माण करता ह।ै 

•	 यह इटंरएक्टिव टूल्स, शकै्षिक सामग्री, समदुाय की 
गवाही और सफल पनुर्स थ्ापन मामलों को प्रदर्शित करने 
के लिए समर्पित स्थान को शामिल करता ह।ै 

•	 यह परियोजना सऊदी अरब द्वारा वित्तीय रूप से समर्थित 
ह ैऔर INTERPOL के सहयोग से कार्यान्वित की जा 
रही ह।ै

क्या आप जानते हैं? 

•	 भारतीय प्रविष्टियों में छत्तीसगढ़ के महादवे मदंिर 
की दो नववीं शताब्दी की बलआु पत्थर की मरू्तियाँ 
शामिल हैं — एक नटराज और एक ब्रह्मा — जो 
सजृन और संहार जैसे मलू हिदं ूदार्शनिक विषयों का 
प्रतिनिधित्व करती हैं।

उद्देश्य 

•	 इसका उद्देश्य अतंरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दनेा, 
सर्वोत्तम प्रथाओ ंको प्रोत्साहित करना, और सांस्कृति क 
विरासत की सरुक्षा में वैश्विक दर्शकों को शामिल करना 
ह।ै

Source: IE

पोर्ट पासनी 
समाचार में 

•	 पाकिस्तान ने हाल ही में संयकु्त राज्य अमरेिका को 
पोर्ट पासनी को एक वाणिज्यिक टर्मिनल के रूप में 
विकसित और संचालित करने का प्रस्ताव दिया ह,ै 
जिससे अमरेिका को पाकिस्तान के महत्वपरू्ण खनिजों 
तक पहुचं मिल सकेगी।

पोर्ट पासनी के बारे में

•	  अवस्थिति: पासनी पोर्ट बलचूिस्तान के ग्वादर ज़िले में 
अरब सागर के किनारे स्थित ह।ै

	�  यह चीन द्वारा संचालित ग्वादर बंदरगाह से लगभग 
113 किमी परू्व और ईरान के चाबहार बंदरगाह से 
लगभग 286 किमी दरू ह।ै 

•	 सवुिधाए:ं वर्तमान में यह बंदरगाह एक मछली बंदरगाह, 
माल जेटी, और पाकिस्तान समदु्री सरुक्षा एजेंसी 
(PMSA) का एक बेस होस्ट करता ह।ै 

•	 प्राकृतिक गहराई: इसका डीप वाटर वाला बंदरगाह 
इसे प्रमखु शिपिंग और खनिज निर्यात संचालन के लिए 
उपयकु्त बनाता ह।ै
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रणनीतिक महत्व 

•	 क्षेत्रीय कें द्र: इसका स्थान ग्वादर (चीन समर्थित) और 
चाबहार (भारत समर्थित, ईरान) के निकट होने के कारण 
पासनी को एक संभावित “समदु्री त्रिकोण” का कें द्रीय 
बिद ुबनाता ह—ैजो दक्षिण, पश्चिम और मध्य एशिया 
को जोड़ता ह।ै 

•	 रणनीतिक प्रतिस्पर्धा: ग्वादर में चीन और चाबहार 
में भारत की मौजदूगी के साथ, पासनी में अमरेिका 
की उपस्थिति तीनों प्रमखु शक्तियों को निकटता में ले 
आएगी, जिससे व्यापार मार्गों एवं खनिज संसाधनों तक 
पहुचं को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती ह।ै 

•	 व्यापार और सरुक्षा: यह बंदरगाह महत्वपरू्ण खनिजों, 
ऊर्जा, और सरुक्षा सहयोग के लिए वैश्विक आपरू्ति 
श्रृंखलाओ ंको सगुम बना सकता ह,ै साथ ही दक्षिण, 
पश्चिम एवं मध्य एशिया के साथ क्षेत्रीय व्यापार के लिए 
एक शक्तिशाली धरुी का निर्माण कर सकता ह।ै

Source: TH

विश्वास योजना
समाचार में 

•	 विश्वास योजना को कर्मचारी भविष्य निधि के कें द्रीय 
न्यासी बोर्ड (CBT) की 238वीं बैठक में लॉन्च किया 
गया।

CBT के बारे में 

•	 CBT एक त्रिपक्षीय बोर्ड ह ै जिसमें कें द्र और राज्य 
सरकारों, नियोक्ताओ ंएवं कर्मचारियों के सदस्य शामिल 
होते हैं, और इसे EPFO द्वारा सहायता प्रदान की जाती 
ह।ै

परिचय 

•	 उद्देश्य: विलंबित पीएफ अशंदान पर लगाए गए भारी 
जरु्माने के कारण मकुदमबेाजी अधिक रही ह।ै 

	� इस योजना का उद्देश्य तर्क संगत दडंात्मक क्षतिपरू्ति 
के माध्यम से मकुदमबेाजी को कम करना ह।ै

•	 दडंात्मक क्षतिपूर्ति दरें: पहले, दडंात्मक क्षतिपरू्ति 
की दरें 5% से 25% वार्षिक तक थीं (और 2008 से 

पहले की दरेी पर इससे भी अधिक दरें लाग ूथीं), जिससे 
6,000 से अधिक लंबित मामले और ₹2,406 करोड़ 
की बकाया दडंात्मक क्षतिपरू्ति हो गई थी। 

	� अब, विश्वास योजना के तहत दडं दर को सरल 
बनाया गया ह:ै

	� अधिकांश चकू के लिए फ्लैट 1% प्रति माह।

•	 क्रमिक दरें: दो महीने तक की चकू पर 0.25% प्रति 
माह, और चार महीने तक की चकू पर 0.50% प्रति 
माह।

•	 अवधि: यह योजना छह महीने तक लाग ूरहगेी और इसे 
अतिरिक्त छह महीने के लिए बढ़ाया जा सकता ह।ै

Source: TH

6G पर दिल्ली घोषणा
समाचार में 

•	 हाल ही में, भारत 6G, 6G-IA, और ATIS की नेक्स्ट G 
एलायंस सहित अग्रणी वैश्विक 6G अनसुंधान गठबंधन 
ने नई दिल्ली में आयोजित अतंरराष्ट्रीय Bharat6G 
संगोष्ठी 2025 में 6G को एक वैश्विक सार्वजनिक संपत्ति 
के रूप में विकसित करने के लिए एक संयकु्त घोषणा 
जारी की।

दिल्ली घोषणा: 6G गठबंधन 

•	 इस घोषणा में यह सनुिश्चित करने के लिए प्रमखु सिद्धांतों 
का समर्थन किया गया कि 6G नेटवर्क  विश्वसनीय, 
सरुक्षित, लचीले, खलेु, समावेशी, किफायती और सतत 
हों। 

•	 इसमें डिज़ाइन के स्तर पर विश्वसनीयता, एआई-आधारित 
सरुक्षा उपाय, गोपनीयता-संरक्षण वाली संरचनाए,ं और 
बहु-विक्रे ता इटंरऑपरेबिलिटी पर विशषे बल दिया 
गया। 

•	 सततता को कें द्र में रखा गया, जिसमें ऊर्जा-कुशल, 
मरम्मत योग्य और पनुःचक्रण योग्य अवसंरचना की मांग 
की गई।

6G (छठी पीढ़ी की वायरलेस तकनीक) के बारे में 

•	 6G (छठी पीढ़ी की वायरलेस तकनीक) 5G के बाद 
की आगामी पीढ़ी की सेललुर तकनीक ह,ै जिससे कई 
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लाभ अपके्षित हैं—जैसे अत्यधिक तेज डेटा गति, बेहद 
कम विलंबता, और नेटवर्क  के अदंर संचार एवं संवेदन 
क्षमताओ ंका एकीकरण।

Source: PIB

लीप्स(LEAPS) 2025
संदर्भ

•	 कें द्रीय वाणिज्य और उद्योग मतं्री ने लॉजिस्टिक्स 
एक्सीलेंस, एडवांसमेंट एडं परफॉर्मेंस शील्ड (LEAPS) 
2025 का शभुारंभ किया।

परिचय 

•	 LEAPS वाणिज्य और उद्योग मतं्रालय के अतंर्गत 
उद्योग एवं आतंरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) 
की एक प्रमखु पहल ह।ै

•	 उद्देश्य: लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में उत्कृष्ट ता को मान्यता दनेे 
और उसका मानक तय करने के लिए, जिससे दक्षता, 
सततता, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा 
मिले।

•	 सरेंखण: यह राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022), 
पीएम गति शक्ति, और मके इन इडंिया तथा आत्मनिर्भर 
भारत जैसी पहलों का समर्थन करता ह।ै

•	 लक्ष्य:

	� लॉजिस्टिक्स संचालन में सर्वोत्तम प्रथाओ ं को 
बढ़ावा दनेा।

	� ESG (पर्यावरण, सामाजिक, शासन) अनपुालन 
और हरित लॉजिस्टिक्स को प्रोत्साहित करना।

	� सरकार, उद्योग और अकादमिक जगत के बीच 
सहयोग को बढ़ावा दनेा।

•	 यह लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के विभिन्न प्रतिभागियों को 
शामिल करता ह ै — जैसे वाय,ु सड़क, समदु्र और 
रेल माल परिवहन संचालक; गोदाम; बहु-मोडल 
परिवहनकर्ता; MSMEs; स्टार्टअप्स; एवं अकादमिक 
संस्थान।

Source: PIB

रोडामाइन B
संदर्भ

•	  भारत के रमन रिसर्च इसं्टीटयटू (RRI) के वैज्ञानिकों ने 
नैनोप्रौद्योगिकी के साथ कॉफी-रिंग प्रभाव का उपयोग 
करके रोडामाइन बी जैसे विषलेै अणओु ंका पता लगाने 
के लिए एक प्रभावी और संवेदनशील विधि विकसित 
की ह।ै

कॉफी-स्टेन प्रभाव की प्रक्रिया 

•	 कॉफी-रिंग प्रभाव एक प्राकृतिक घटना ह ै जिसमें जब 
किसी तरल की बूंद वाष्पित होती ह,ै तो केशिका प्रवाह 
(कैपिलरी फ्लो) निलंबित कणों को बूंद के कें द्र से किनारे 
की ओर ले जाता ह,ै जिससे कणों के जमाव का एक 
विशिष्ट छल्लाकार पैटर्न बनता ह।ै

रोडामाइन बी के बारे में 

•	 रोडामाइन बी एक जल में घलुनशील सिंथेटिक डाई ह,ै 
जो अपने चमकीले गलुाबी फ्लोरेसेंट रंग के लिए जानी 
जाती ह।ै 

•	 यह वैज्ञानिक अनसुंधान में व्यापक रूप से उपयोग 
की जाती ह,ै जिसमें फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, फ्लो 
साइटोमटे्री, और ELISA जैसे बायोकेमिकल परीक्षण 
शामिल हैं। 

•	 रोडामाइन बी विषलैी होती ह ै और इसमें कैं सरकारी 
संभावनाए ंहोती हैं; यह त्वचा, आखंों एवं श्वसन प्रणाली 
को हानि पहुचंा सकती ह।ै

Source: TH

 IUCN की नई लाल सूची में सील और 
पक्षी खतरे में
संदर्भ

•	 आर्कटि क सील और वैश्विक पक्षी जनसंख्या जलवाय ु
परिवर्तन एवं मानव गतिविधियों के कारण गंभीर खतरे 
का सामना कर रही हैं, जैसा कि अब ूधाबी में आयोजित 
वर्ल्ड कंज़र्वेशन कांग्रेस में जारी नवीनतम IUCN रेड 
लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़ में उजागर किया गया।
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रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष 

•	 आर्कटि क सील की स्थिति: IUCN रेड लिस्ट में 
अब कुल 1,72,620 प्रजातियाँ शामिल हैं, जिनमें से 
48,646 विलपु्ति के खतरे में हैं। 

•	 हुडेड सील को वल्नरेबल से एडंेंजर्ड श्रेणी में स्थानांतरित 
किया गया ह।ै 

	� बीर्डेड और हार्प सील को अब नियर थ्रेटेंड श्रेणी में 
रखा गया ह।ै

•	 वैश्विक पक्षी जनसखं्या की स्थिति: 61% पक्षी 
प्रजातियाँ जनसंख्या गिरावट का सामना कर रही हैं, जो 
2016 में 44% थी। 

	� 11,185 पक्षी प्रजातियों में से 1,256 (11.5%) 
वैश्विक रूप से संकटग्रस्त हैं। 

	� ग्रीन सी टर्टल को एडंेंजर्ड से डाउनलिस्ट कर लेस्ट 
कंसर्न श्रेणी में रखा गया ह,ै क्योंकि इसकी जनसंख्या 
1970 के दशक से 28% बढ़ी ह।ै

•	 गिरावट के कारण जलवायु परिवर्तन: आर्कटि क 
क्षेत्र वैश्विक औसत की तलुना में चार गनुा तीव्रता से गर्म 
हो रहा ह,ै जिससे बर्फ -निर्भर सील के लिए आवश्यक 
समदु्री बर्फ  तेजी से पिघल रही ह।ै

•	 मानव गतिविधियाँ: समदु्री यातायात, औद्योगिक 
मछली पकड़ना, तेल निष्कर्षण और खनन जैसी 
गतिविधियाँ समदु्री प्रजातियों के लिए खतरे को बढ़ा रही 
हैं। 

	� लकड़ी कटाई और कृषि विस्तार के कारण 
उष्णकटिबंधीय वनों का बड़े पैमाने पर विनाश 
हो रहा ह,ै जिससे पक्षी जनसंख्या विशषे रूप से 
मडेागास्कर, पश्चिम अफ्रीका एवं मध्य अमरेिका 
जैसे क्षेत्रों में खतरे में ह।ै

IUCN के बारे में 

•	 1948 में स्थापित, IUCN अब विश्व का सबसे बड़ा 
और विविध पर्यावरणीय नेटवर्क  ह,ै जो 1,400 से 
अधिक सदस्य संगठनों की जानकारी, संसाधनों एवं 
पहुचं का उपयोग करता ह।ै 

•	 IUCN (इटंरनेशनल यनूियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ 
नेचर) एक वैश्विक सदस्यता संघ ह ै जिसमें सरकारें, 
नागरिक समाज संगठन और प्रकृति संरक्षण व सतत 
विकास के लिए समर्पित विशषेज्ञ शामिल हैं।

•	 मुख्यालय: ग्लैंड, स्विटज़रलैंड।

•	  IUCN रेड लिस्ट: यह पौधों, जानवरों और कवक 
की वैश्विक विलपु्ति जोखिम स्थिति की जानकारी का 
सबसे व्यापक स्रोत ह।ै

Source: TH

हिम तेंदुए

समाचार में 

•	 हिम तेंदआु, जिसे रहस्यमयी “घोस्ट ऑफ़ माउंटेन” 

कहा जाता ह,ै बड़े बिल्ली प्रजातियों में सबसे कम 

आनवुंशिक विविधता रखता ह ै— यहां तक कि गंभीर 

रूप से संकटग्रस्त चीता से भी कम।

समाचार के बारे में अधिक जानकारी

•	 स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में 37 हिम 

तेंदओु ंके परू्ण-जीन अनकु्रमण का उपयोग किया गया, 

जिससे यह निष्कर्ष निकला कि यह कम विविधता 

हालिया इनब्रीडिग के बजाय विकासात्मक इतिहास में 

लगातार छोटी जनसंख्या के कारण ह।ै

हिम तेंदुआ (Panthera uncia) के बारे में 

•	 शारीरिक विशेषताए:ं इसकी लंबी पूंछ संतलुन बनाए 

रखने के लिए पतवार की तरह कार्य करती ह।ै 

•	 आवास: भारत सहित 12 एशियाई दशेों की दरु्गम 

पर्वतीय श्रृंखलाए।ं 

•	 जनसखं्या: वैश्विक स्तर पर 4,500–7,500, जिसमें 

भारत की हिस्सेदारी 10–15% ह।ै 

•	 सरंक्षण स्थिति: संकटग्रस्त (IUCN); वन्यजीव 

संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनसुचूी-I में सचूीबद्ध। 

•	 खतर: जलवाय ु परिवर्तन, आवास क्षति, शिकार की 

कमी, प्रतिशोधात्मक हत्या, और अवैध शिकार। 

•	 सांस्कृ तिक महत्व: हिमाचल प्रदशे और लद्दाख का 

राज्य पश।ु

Source: TH
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भारतीय भेड़िया
समाचार में 

•	 प्रकृति संरक्षण के लिए अतंरराष्ट्रीय संघ (IUCN) ने 
प्रथम बार भारतीय भडे़िए (Canis lupus pallipes) 
का अलग से मलू्यांकन किया ह,ै जिससे इसे कैनीस वंश 
के अदंर एक विशिष्ट प्रजाति के रूप में मान्यता मिलने 
की संभावना ह।ै

भारतीय भेड़िया (Canis lupus pallipes) 

•	 भारतीय भडे़िया मखु्य रूप से भारत और पाकिस्तान में 
पाया जाता ह,ै तथा इसका ऐतिहासिक क्षेत्र हिमालय के 
दक्षिण में सीमित रहा ह।ै 

•	 यह मखु्य रूप से भारत के मध्य, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों 
में पाया जाता ह,ै जो सोलह राज्यों में फैला ह।ै 

•	 प्रमखु जनसंख्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदशे, गजुरात, 
राजस्थान और कर्नाटक में ह।ै

•	 खतर: आवास की हानि, उत्पीड़न, और मानव-
वन्यजीव संघर्ष।

•	 सरंक्षण स्थिति: यह भडे़ियों की सबसे प्राचीन 
वंशावलियों में से एक ह,ै और अब IUCN रेड लिस्ट में 
संकटग्रस्त (Vulnerable) के रूप में सचूीबद्ध ह।ै

Source: PIB
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